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3 फरवरी, 1998
 परिरसीमा अति*निनयम, 1963-  *ारा 5 - 12           साल की दरेी के बाद दायर की गई निनयनिम� पहली अपील- निवत्तीय

                   बा*ाओं और कानूनी ज्ञान के अभाव के कारण समय पर अपील दायर ना करने उपरान्� परिरशमन हे�ु आवेदन । -आवेदन
�ारिरज-                    लेटस6 पेटेंट अपील में यह �क6 निदया गया है निक अपील दायर गल� सलाह के कारण नहीं की गई र्थीी-  नवीन �क6

   मान्य नहीं है -     अपील �ारिरज कर दी गई।

अभिभनिन*ा6रिर�              निकया निक हमने इस न्यायालय में अपील प्रस्�ु� करने के समय दायर *ारा 5    के �ह� दायर
       आवेदन का अवलोकन निकया ह।ै इस आवेदन में,    अन्य बा�ों के सार्थी-सार्थी,  पैराग्राफ 4  में यह      कहा गया है निक "  अपील को

    दायर करने में लगभग 12  साल 10               निदनों का निवलंब हुआ ह।ै यह निवलंब आवेदक की ओर से निवत्तीय बा*ाओं और कानूनी
                   जानकारी की कमी के कारण हुआ ह।ैआवेदक ने अपने निववेक से सोचा र्थीा निक यनिद अन्य दावेदारों को उच्च मआुवजा
                    निन*ा6रिर� निकया जा�ा है �ो वह भी उच्च मआुवजे का हकदार होगा क्योंनिक राज्य अपने नागरिरक के सार्थी एक जैसा व्यवहार

    करने के लिलए बाध्य है,            ”      भले ही उसने अपील आनिद के उपाय का सहारा नहीं लिलया हो। ऐसा कोई सुझाव भी नहीं निदया
     गया है निक उन्हे निकसी अति*वक्ता                 के द्वारा गल� सलाह दी गई र्थीी। जब अपील में आवेदन को आदेश द्वारा �ारिरज कर निदया
 गया �ो,             अपीलक�ा6 ने अपील दायर ना करने का यह आ*ार लिलया निक "         उसे सलाह दी गई र्थीी निक वह भूनिम अति*ग्रहण

   अति*निनयम की *ारा 28-                ए के अनुसार एक आवेदन दायर कर संबंति*� अपीलों में माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के
                    अनुसार मआुवजे का पुनर्निन*ा6रण करा सक�ा ह।ै ऐसा प्र�ी� हो�ा है निक पहले के �थ्यों में सु*ार करने का एक सचे�

         प्रयास निकया गया ह।ैअपीलार्थी" का रवैया स्पष्ट नहीं ह।ै
(  पैरा 4)

 इसके अलावा               यह अभिभनिनर्णिण� निकया गया निक निवद्वान एकल न्यायमूर्ति� द्वारा प्रयोग निकए गए निववेकाति*कार में
                     हस्�के्षप करने का कोई आ*ार नहीं ह।ै निवद्वान न्यायमूर्ति� के द्वारा पारिर� आदेश न �ो कानून के निवपरी� है और न ही

         निवकृ� ह।ै अ�ः इसमें कोई हस्�के्षप की आवश्यक�ा नहीं ह।ै
 हर्ष6 अग्रवाल, अति*वक्ता,     अपीलार्थी" की ओर से।

  मदन देव शमा6, अति*वक्ता,     प्रति�वादीगण की ओर से।

निनण6य
  जवाहर लाल गुप्ता, न्यायमूर्ति�
(1)  क्या 12          वर्ष6 से अति*क निवलंब का परिरशीमन निकया जाना चानिहये?      निवद्वान एकल न्याया*ीश ने अपने

                 निववेकाति*कार का प्रयोग कर अपीलार्थी" द्वारा निकए गए अनुरो* को अस्वीकार कर निदया ह।ै निवद्वान एकल न्याया*ीश के
                  आदेश से व्यभिर्थी� होकर अपीलार्थी" ने व�6मान अपील दायर की ह।ै कुछ �थ्यों पर ध्यान निदया जा सक�ा ह।ै

(2) 9  जुलाई,  1973       को हरिरयाणा राज्य ने *ारा 4    के �ह� 137        एकड़ भूनिम के अति*ग्रहण के लिलए एक
    अति*सूचना जारी की र्थीी। 5 नवंबर, 1973     को कलेक्टर ने अपना पंचाट      निदया। व�6मान अपीलार्थी" सनिह� पीनिड़� भूनिम

   मालिलकों ने *ारा 18   के �ह� 'संदभ6 '    की मांग की।अं��ः 21 जनवरी, 1978       को अति�रिरक्त जिजला न्याया*ीश ने मुआवजे में
           वतृिT की। व�6मान अपीलार्थी" ने अति�रिरक्त जिजला न्याया*ीश के फैसले के निवरूT      कोई अपील दायर नहीं की। हालांनिक, कुछ
    अन्य भूनिम मालिलकों ने आर. एफ. ए.  संख्या 581  सन 1978 दायर  की। 5 अगस्�, 1985  के निनण6य   के माध्यम से, इस

    न्यायालय ने मुआवजे को 317.50    रूपये प्रति� मला6  बढा निदया   । इसके पश्चा� 3 अक्टूबर, 1985 को   अपीलार्थी" ने *ारा
28-   ए के  अं�ग6�                  उसे इसी �रह का मुआवजा देने के लिलए एक आवेदन दालि�ल निकया। अपीलार्थी" ने इस न्यायालय में सी.
डब्ल्यू. पी.  संख्या 15822  सन 1989     इस आश्य से दायर निक           आवेदन पर निनण6य नहीं लिलया जा रहा र्थीा। इस यातिचका को

 इस न्यायालय  ने 5 निदसंबर, 1989  को     �ारिरज कर निदया र्थीा। एस. एल.  पी (जिसनिवल)  संख्या 1924  सन 1990  को भी
  आदेश निदनांनिक� 23 अपै्रल, 1990           के माध्यम से �ारिरज कर निदया गया र्थीा। इसके बाद 4 मई, 1990   को अपीलार्थी" ने

 परिरसीमा अति*निनयम, 1963   की *ारा 5  और 14             के �ह� एक आवेदन के सार्थी इस न्यायालय में एक अपील दायर की।
                    निवद्वान एकल न्याया*ीश ने यह पाया निक देरी को माफ करने का कोई पया6प्त कारण नहीं र्थीा। इसलिलए यह अपील दालि�ल

   की गई ह।ै
(3)         अपीलार्थी" के निवद्वान वकील श्री हर्ष6 अग्रवाल ने कर्थीन निक         या है निक अपीलार्थी" ने केवल गल� सलाह के

  कारण वर्ष6 1978        में अपील दायर नहीं की र्थीी। चंूनिक  यह निवलंब अति*वक्ता         के द्वारा दी गई गल� सलाह के कारण हुआ ह,ै
      इसलिलए इसका निवद्वान एकल न्याया*ीश द्वारा परिरशमन          कर निदया जाना चानिहए र्थीा। उन्होंने र�न लाई बनाम हरिरयाणा

राज्य,1           मामले में इस न्यायालय की �ंड पीठ के निनण6य का संदभ6 निद    या ह।ै निवद्वान   अति*वक्ता के द्वारा   हरिरयाणा राज्य बनाम
   चंद्र मभिण और अन्य,2                में सव_च्च न्यायालय के निनण6य का भी संदभ6 निदया गया ह।ै अपीलार्थी" की ओर से निकए   गए दावे का

   प्रति�वादीगण के निवद्वान अति*वक्ता   द्वारा निवरो* निकया   गया ह।ै
(4)                हमने अपीलार्थी" द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्�ु� करने के समय दायर आवेदन अन्�ग6� *ारा 5 का

1 1997 (2) पी. एल. जे. 259
2 जे. टी. 1996 (3) एस. सी. 371



परिरशीलन    निकया। इस आवेदन में,    अन्य बा�ों के सार्थी-सार्थी,  पैराग्राफ 4  में यह   कहा गया है  निक "     अपील को दायर करने में
 लगभग 12  साल 10                 निदनों का निवलंब हुआ ह।ै यह निवलंब आवेदक की ओर से निवत्तीय बा*ाओं और कानूनी जानकारी की

                   कमी के कारण हुआ ह।ैआवेदक ने अपने निववेक से सोचा र्थीा निक यनिद अन्य दावेदारों को उच्च मुआवजा निन*ा6रिर� निकया
                     जा�ा है �ो वह भी उच्च मुआवजे का हकदार होगा क्योंनिक राज्य अपने नागरिरक के सार्थी एक जैसा व्यवहार करने के लिलए
 बाध्य है,            ”          भले ही उसने अपील आनिद के उपाय का सहारा नहीं लिलया हो। ऐसा कोई सुझाव भी नहीं निदया गया है निक उन्हे
 निकसी अति*वक्ता                   के द्वारा गल� सलाह दी गई र्थीी। जब अपील में आवेदन को आदेश द्वारा �ारिरज कर निदया गया �ो,

           अपीलक�ा6 ने अपील दायर ना करने का यह आ*ार लिलया निक "          उसे सलाह दी गई र्थीी निक वह भूनिम अति*ग्रहण अति*निनयम
  की *ारा 28-                 ए के अनुसार एक आवेदन दायर कर संबंति*� अपीलों में माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार

      मुआवजे का पुनर्निन*ा6रण करा सक�ा ह।ै
                   ऐसा प्र�ी� हो�ा है निक पहले के �थ्यों में सु*ार करने का एक सचे� प्रयास निकया गया ह।ैअपीलार्थी" का रवैया

   स्पष्ट नहीं ह।ै

(5)         श्री अग्रवाल ने र�न लाई के मामले में निनण6य   पर भरोसा     ज�ाया ह।ै इसमें अपीलार्थी"  ने यह   निनवेदन निकया र्थीा
     निक कानूनी सलाह के कारण  निवलंब हुआ र्थीा   । इस �क6             को पीठ ने स्वीकार कर लिलया र्थीा। व�6मान मामले में ऐसी स्थिस्र्थीति�
    नहीं ह।ै यह निनस्संदेह सत्य          है निक चंद्र मभिण के मामले में यह कहा गया   र्थीा निक     न्यायालय को उदार रवैया र�ना  चानिहए और

"  पया6प्त कारण" व्यंजक     का व्यावहारिरक रूप से "   न्याय उन्मु� दृनिष्टकोण"      में अर्थी6 लगाया जाना चानिहए। हालाँनिक, अति*कांश
 उदार अभिभव्यनिक्त         से भी परिरसीमा अति*निनयम को पूण6 रूप से     लपु्त नही निकया जा सक�ा     और यह अभिभनिन*ा6रिर� करना भी
             संभव नहीं है निक न्यायालय हर देरी को माफ करने के लिलए बाध्य है,         चाहें देरी निक�नी भी हो और स्पष्टीकरण निक�ना भी

        असं�ोर्षजनक क्यों न हो। यह सत्य है निक कभी-             कभी पक्षकार सलाह से गुमराह हो सक�ा ह।ै यनिद वह न्यायालय मे आ�ा
      है और पूरे �थ्य दालि�ल कर�ा है,         �ो न्यायालय निवलंब का शमन कर सक�ी ह।ैहालांनिक,      कर्थीन स्पष्ट और साफ होने

           चानिहए। ये अस्पष्ट नहीं होने चानिहए। व�6मान मामले में अपीलार्थी" अपने "  अपने निववेक"      पर निनभ6र र्थीा। यह *ारा 5  के �ह�
     उनका स्पष्ट मामला ह।ै बाद में,                मामले में सु*ार करने और यह कहने का प्रयास निकया गया निक उन्होंने कानूनी सलाह के
                       कारण इ�ंजार निकया र्थीा। यह स्पष्ट रूप से मूल �थ्यों में सु*ार करने का प्रयास ह।ै इन दोनों में से कौन सा सही है? यह

        अपीलार्थी" के अति*वक्ता को भी ज्ञा� नही ह।ै
(6)                श्री अग्रवाल प्रस्�ु� कर�े हैं निक इसी �रह की अन्य अपीलें भी लंनिब� हैं। वे आर. एफ. ए. सं. 1244 सन

1984 (     देस राज बनाम हरिरयाणा राज्य)    का उल्ल�े कर�े हैं।
(7)                  हमने यह फाइल मंगाई र्थीी। इसे रजिजस्ट्र ी द्वारा समक्ष र�ा गया। हम पा�े हैं निक अति*सूचना के सार्थी-सार्थी

  पंचाट भी अलग-     अलग हैं। यह अति*सूचना 18 जुलाई, 1973          को जारी की गई र्थीी और पंचाट अति�रिरक्त जिजला न्याया*ीश,
  फरिरदाबाद द्वारा 26 माच6, 1984       को निदया गया र्थीा। व�6मान मामले में  *ारा 4    के �ह� अति*सूचना 9 जुलाई, 1973 को

          जारी की गई र्थीी और मामले का फैसला अति�रिरक्त जिजला न्याया*ीश,        गुड़गांव द्वारा निकया गया र्थीा न निक 21 जनवरी, 1978
   को अति�रिरक्त जिजला न्याया*ीश,    फरीदाबाद द्वारा। इस प्रकार,        यह स्पष्ट है निक दोनों मामलों में एक-     दसूरे के सार्थी कुछ भी

                     समान�ा नहीं ह।ै देस राज के मामले में कोई देरी नहीं हुई र्थीी जिजसके लिलए परिरशमन की आवश्यक�ा र्थीी। निववाद का निवर्षय
               अलग र्थीा। अ�ः उस मामले की लंनिब��ा अपीलार्थी" के लिलए कोई सहाय�ा नहीं हो सक�ी ह।ै

(8)         निकसी अन्य बिंबदु पर बल नहीं निदया गया ह।ै

(9)      उपरोक्त को ध्यान में र��े हुए,            हम पा�े हैं निक निवद्वान एकल न्याया*ीश द्वारा प्रयोग निकए गए निववेकाति*कार
                     में हस्�के्षप करने का कोई आ*ार नहीं ह।ै निवद्वान न्याया*ीश द्वारा पारिर� आदेश ना �ो कानून के निवपरी� है और ना ही

         निवकृ� ह।ै अ�ः इसमें कोई हस्�के्षप की आवश्यक�ा नहीं ह।ै
(10)               अ�ः यातिचका �ारिरज की जा�ी ह।ै हालांनिक लाग� के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

  जे एस टी।

अस्वीकरण : स्र्थीानीय  भार्षा  में  अनुवानिद� निनण6य वादी के सीनिम� उपयोग के लिलए है �ानिक वह अपनी भार्षा में इसे समझ सके और
निकसी अन्य उदे्दश्य के लिलए इसका उपयोग नहीं निकया जा सक�ा है । सभी व्यवहारिरक और आति*कारिरक उदे्दश्यो के लिलए निनण6य का
अंगे्रजी संस्करण प्रमाभिणक होगा और निनष्पादन और काया6न्वयन के उदे्दश्य के लिलए उपयुक्त रहेगा ।

                                                                                               
परीतिक्ष� 

प्रभिशकु्ष न्यातियक अति*कारी
(Trainee Judicial Officer)

महम, रोह�क,हरिरयाणा


